भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 4101
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
बैंक ऋण चूककर्ताओं का नाम सार्वजनिक करके उन्हें शर्मिन्दा किया जाना
4101.
श्री रीताब्रता बनर्जीः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सरकार ने बैंकों को ऋण चूककर्ताओं के नाम, उनके फोटो और अन्य ब्यौरे समाचार पत्रों में प्रकाशित करके उन्हें शर्मिन्दा किए जाने के लिए कहा है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
प्रथम पचास ऋण चूककर्ताओं की चूककर्ता-वार ऋण धनराशि सहित सूची क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सम्‍बोधित अपने दिनांक 29.09.2016 के पत्र के माध्‍यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चूककर्ता उधारकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं की तस्‍वीरों के प्रकाशन के संबंध में निम्‍नलिखित निर्णय से अवगत कराया है:
(i) कोई ऋणदात्री संस्‍था उधारकर्ता फर्मों/कम्‍पनियों के मालिकों/भागीदारों/निदेशकों/ गारंटीकर्ताओं सहित केवल उन उधारकर्ताओं की तस्‍वीरों के प्रकाशन पर विचार कर सकती है जिन्‍हें इरादतन चूककर्ताओं पर आरबीआई के दिनांक 01.07.2015 के मास्‍टर परिपत्र में निर्धारित तरीके का अनुसरण करते हुए इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।
(ii)
ऋणदात्री संस्‍थाएं अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक नीति तैयार करेंगी जिसमें उनके द्वारा उपर्युक्‍त पैराग्राफ (i) में कवर हुए व्‍यक्ति की तस्‍वीरें प्रकाशित  करने के लिए निर्णय लेने हेतु मानदंड स्‍पष्‍ट रूप से निर्धारित हो ताकि दृष्टिकोण न तो भेद-भावपूर्ण हो और न ही असंगत हो। 
(iii)   ऋणदात्री संस्‍थाएं अन्‍य किन्‍हीं चूककर्ता उधारकर्ताओं की तस्‍वीरें प्रकाशित नहीं करेंगी।
बैंकों को आरबीआई के उपर्युक्‍त अनुदेशों को देखते हुए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मामले पर आरबीआई के निदेशों के अनुरूप उचिఀत कार्रवाई करने हेतु मामले को अपने बोर्ड के सम्‍मुख रखने का परामर्श देने हेतु दिनांक 06.03.2018 की एडवाइजरी जारी की है।
(ग): प्रथम 50 चूककर्ताओं की सूची तथा चूककर्ता-वार ऋणों की राशि के संबंध में आरबीआई ने बताया है कि मांगी गई सूचना गोपनीय है तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(ड.) के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्‍त है। धारा 45(ड.) में यह प्रावधान है कि किसी बैंक द्वारा प्रस्‍तुत ऋण सूचना को गोपनीय माना जाएगा तथा उसका प्रकाशन अथवा अन्‍यथा प्रकटन नहीं किया जाएगा। 
***
